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आलोक मिश्रl जागरण

लखनऊ : सड़क दुर्घटनाओं पर 
अंकुश लगाने के लिए यातायात 
नियमों का सख्ती से अनुपालन 
कराए जाने के निर्देश हैं। केंद्र 
सरकार ने यातायात नियमों को 
सख्त कर चालान राशि में बढ़ोतरी 
भी की है, इसके बाद भी स्थिति में 
अपके्षित सुधार नजर नहीं आ रहा 
है। सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही 
है और इस पर अंकुश लगाने के 
लिए ही ई-चालान प्रणाली लागू की 
गई पर उसका भय नजर नहीं आ 
रहा। प्रदेश में यातायात चालान के 
6,200 करोड़ रुपये से अधिक का 
शमन शुल्क वसूला नहीं जा सका 
है। पिछले पांच वर्षों में शमन शुल्क 
की वसूली का प्रतिशत भी लगातार 
कम हुआ है। वर्तमान में कोर्ट में 
3.52 करोड़ से अधिक यातायात 
चालान लबंित हैं। प्रदेश में एक ही 
वाहन के 100 व उससे अधिक 
चालान तक बकाया हैं।

यातायात नियमों की अनदेखी 
करने वालों के विरुद्ध ई-चालान 
की कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया 
है। ट्रैफिक पुलिस अब नियमों का 
उल्लंघन करने वालों के ई-चालान 
करती है, जिसका भुगतान 
आनलाइन किए जाने की भी 
सुविधा है। यातायात निदेशालय के 
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 
ई-चालान होने के तीन दिनों के 
भीतर स्टेट बैंक के माध्यम से 
शमन शुल्क का आनलाइन भुगतान 
किया जा सकता है। तीन दिन बाद 
ई-चालान कोर्ट चला जाता है। 
चालान के कोर्ट पहुंचने के बाद 
वाहन स्वामी उसे छुड़ाने के लिए 

लोक अदालत की प्रतीक्षा करते हैं। 
यही वजह है कि कोर्ट में लबंित 
चालानों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा 
रही है। आंकड़े इसके गवाह हैं। वर्ष 
2020 में 77,02,508 चालान हुए थे 
और इनमें 44,04,437 चालान कोर्ट 
में लंबित रह गए थे। वर्ष 2021 में 
67,28,092 चालान में 43,93,439 
चालान कोर्ट में लबंित रहे और 
वर्ष 2022 में 82,81,476 चालान 
हुए जिनमें 59,69,736 चालान 
कोर्ट में लंबित रहे। वर्ष 2023 में 
13,26,6795 चालानों में कोर्ट में 
1,03,13,872 लबंित रह।े वर्ष 2024 
में 1,32,66,795 चालानों में कोर्ट 
में 94,10,498 चालान लबंित रहे। 

वर्ष 2020 से बीती 15 मार्च तक 
के आंकड़े देखें तो 5,20,07,976 
चालानों में 35290440 कोर्ट में 
लंबित हैं। ई-चालान के शमन 
शुल्क वसूली प्रतिशत की बात 
करें तो वर्ष 2020 में यह 30.76 
प्रतिशत रहा। वर्ष 2021 में 32.59 
प्रतिशत, 2022 में 16.09 प्रतिशत 
और 2023 में 9.12 प्रतिशत ही 
रह गया। पिछले वर्ष यह प्रतिशत 
केवल 4.21 ही रहा और इस वर्ष 
अब तक लगभग 1.83 प्रतिशत ही 
शमन शुल्क वसूला जा सका है। 
एडीजी यातायात के.सत्यनारायण 
का कहना है कि बार-बार चालान 
होने के बाद भी लगातार यातायात 
नियमों की अनदेखी करने वालों को 
सूचीबद्ध कराया जा रहा है। परिवहन 
विभाग के सहयोग से ऐसे वाहनों 
का पंजीकरण व वाहन स्वामी का 
लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई 
भी कराई जाएगी।

यातायात चालान के 6,200 करोड़ 
रुपये की नहीं हो सकी है वसूली

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : 
वन्यजीवों को एकांत देने और 
वनकर्मियों को आराम देने के लिए 
टाइगर रिजर्व में साप्ताहिक बंदी 
की व्यवस्था लागू कर दी गई। 
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में प्रत्येक 
बुधवार को पर्यटन बंद रहेगा। इस 
संबंध में शुक्रवार को प्रदेश की 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुराधा 
वेमूरी का आदेश टाइगर रिजर्व 
प्रशासन के पास पहुंच गया। उन्होंने 
अन्य अभ्यारण्यों के साप्ताहिक 
अवकाश भी तय किए हैं। 

पीलीभीत टाइगर रिजर्व का 
पर्यटन सत्र 15 नवंबर से 15 
जून तक चलता है। इस अवधि 
में पर्यटक सप्ताह के सातों दिन 
भ्रमण करने आ सकते हैं। प्रत्येक 
दिन पर्यटन होने से सफारी 
चालकों, गाइडों को अतिरिक्त 
श्रम करना पड़ता था, वन्यजीवों 
के बीच आवाजाही भी नियमित 
होती थी। इसे ध्यान में रखते हुए 
साप्ताहिक अवकाश तय कर दिए 
गए। स्थानीय अधिकारियों ने बताया 
कि पीलीभीत में बुधवार को बंदी 
रहेगी। इसके अलावा, रानीपुर 
टाइगर रिजर्व सोमवार, दुधवा 
नेशनल पार्क मंगलवार को बंद 
रहेगा। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की 
साप्ताहिक बंदी गुरुवार को होगी। 
किशनपुर वन्यजीव विहार बुधवार 
और कर्तनियाघाट वन्यजीव विहार 
गुरुवार को बंद रहेगा। 

पीलीभीत टाइगर 
रिजर्व में प्रत्येक 
बुधवार को पर्यटन बंद

राज्य ब्यूरो, जागरणl लखनऊ: केंद्र 
सरकार के विकसित कृषि संकल्प 
अभियान-2025 के माध्यम से योगी 
सरकार ‘लैब टू लैंड’ नारे को साकार 
करने का प्रयास कर रही है। अभियान 
से 50 लाख किसानों को जोड़ने का 
महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। यह 
केंद्र सरकार के 1.5 करोड़ किसानों 
तक पहुंचने के लक्ष्य का एक तिहाई 
है। 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने 
गुरुवार को प्रदेश में इस अभियान 
की शुरुआत की थी और कहा था 
कि कषृि विज्ञानी अपनी लैब से 
निकलकर लैंड (खेतों) पर जाएंगे 
व किसानों के साथ संवाद कर कृषि 
की समस्याओं का हल खोजेंगे। 12 
जून तक चलने वाले इस अभियान 
में 12 हजार विज्ञानी को जिम्मेदारी दी 
गई है। इनके साथ कृषि विभाग, कृषि 
विवि, कृषि विज्ञान केंद्रों के वेज्ञानी, 
उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, 
मधुमक्खी पालन व सिंचाई विभागों 
के अधिकारी-कर्मचारी रहेंगे। हर 

जिले में आयोजन होंगे और इसके 
लिए 225 टीमें गठित की गई है। कुल 
10,125 स्थलों पर किसानों से संवाद 
किया जाएगा। अभियान में किसानों 
को खरीफ फसलों की आधुनिकतम 
तकनीक, प्राकृतिक खेती से जन, 
जमीन और जल को होने वाले लाभ 
के साथ सरकारी योजनाओं की 
जानकारी दी जा रही है। खरीफ की 
फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए 
उन्नत बीजों के उपयोग, बीज शोधन, 
मिट्टी स्वास्थ्य सुधार, सहफसली 
खेती, ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई, 
खेतीबाड़ी में ड्रोन के इस्तेमाल, 
औद्यानिक फसलों की उपज व 
गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय, फसल 
सुरक्षा के उपायों आदि के बारे में 
विस्तार से बताया जा रहा है।

विकसित कृषि संकल्प अभियान से 
जोड़े जाएंगे 50 लाख किसान

l हर वर्ष कम हो रहा शमन शुल्क 
की वसूली का प्रतिशत  

l कोर्ट में 3.52 करोड़ से अधिक 
यातायात चालान लंबित

l ‘लबै टू लैंड’ नारे को साकार 
करने में जुटी योगी सरकार 

l हर जिले में दी जा रही है खरीफ 
की खेती संबंधी जानकारी

किसानों को ढैंचा बीज पर 
50 प्रतिशत अनुदान
कृषि मंत्री ने बताया है कि मृदा में 
जीवांश कार्बन व जैविक पदार्थ की 
वृद्धि और उर्वरता बढ़ाने क ेलिए 
कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 
सामान्य वितरण एवं प्रदर्शन 
कार्यक्रम के तहत 50% अनुदान 
पर ढैंचा बीज का वितरण किया जा 
रहा है। सभी जिलों के राजकीय 
कृषि बीज भंडारों पर अब तक 
11,656 क्विंटल बीज की आपूर्ति 
कराई जा चुकी है। विभागीय 
पोर्टल पर पंजीकृत समस्त श्रेणी 
के लाभार्थी किसान अनुदान पर 
40 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 
अधिकतम दो हेक्टेयर सीमा तक 
बीज राजकीय बीज गोदाम से बीज 
प्राप्त कर कर सकते हैं।

जागरण संवाददाता, बहराइच : 
आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी 
की दरगाह में मेले पर रोक के बाद 
अब लक्कड़ शाह की मजार पर 
लगने वाले सालाना उर्स पर भी रोक 
लगा दी गई है। मजार वन संरक्षित 
क्षेत्र में होने का हवाला देते हुए वन 
विभाग ने अनुमति नहीं दी है। उर्स 
पर रोक के बाद मजार के आसपास 
बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात 
किया गया है। 

कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के 
बीच लक्कड़ शाह की मजार बनी 
है। मजार किसने बनवाई और कब 
बनी, इसकी जानकारी वन विभाग 
को भी नहीं है। धीरे-धीरे यहां 
मेला लगने लगा। यहां सीतापुर, 
लखीमपुर, हरदोई, शाहजहांपुर, 
पीलीभीत, गोंडा, बलरामपुर, 
श्रावस्ती समेत नेपाल से भी लोग 
पहुंचने लगे। हजारों की संख्या में 
लोग जियारत के नाम पर आते थे। 
प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट 
बी. शिवशंकर ने बताया कि वन 
संरक्षित क्षेत्र में लगने वाले उर्स पर 
इस बार रोक लगा दी गई है। 

सालार गाजी की दरगाह 
के बाद लक्कड़ शाह के 
उर्स पर भी लगी रोक

राज्य ब्यूरो, जागरणl लखनऊ: उत्तर 
प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 
(यूपीएसएसएससी) ने दो प्रमुख 
भर्तियों कनिष्ठ सहायक, लिपिक 
और प्राविधिक सहायक ग्रुप सी 
की मुख्य परीक्षाओं की तिथियां 
तय कर दी हैं। इन परीक्षाओं के 
लिए आयोग ने कुछ समय पहले 
ही अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट किया 
था। ऐसे अभ्यर्थी आनलाइन शुल्क 
जमा करके प्रवेश पत्र डाउनलोड 
कर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 

पहली परीक्षा कनिष्ठ सहायक, 
कनिष्ठ लिपिक व सहायक स्तर-
तीन के कुल 5512 पदों के लिए 
आयोजित की जाएगी। 29 जून 
को होने वाली इस परीक्षा में कुल 
2,43,981 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 
वहीं, दूसरी परीक्षा कषृि विभाग 
में प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी के 
3446 पदों पर भर्ती के लिए होगी। 
इसमें कुल 37,845 अभ्यर्थियों को 
मुख्य परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट 
किया गया ह।ै यह परीक्षा 13 जुलाई 
को होगी। दोनों परीक्षाओं के लिए 
आयोग ने शुल्क निर्धारण कर दिया 
है। सामान्य और अन्य पिछड़ा 
वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों 
को 200 रुपये, अनुसूचित जाति 
(एससी) और अनुसूचित जनजाति 
(एसटी) वर्ग के अभ्यर्थियों को 
80 रुपये शुल्क देना होगा। दिव्यांग 
अभ्यर्थियों से कोई शलु्क नहीं लिया 
जाएगा। शुल्क आनलाइन जमा 
किया जा सकेगा।

कनिष्ठ सहायक की 29 
जून, प्राविधिक सहायक की 
13 जुलाई को भर्ती परीक्षा

राज्य ब्यूरो, जागरणl लखनऊ: 
योगाभ्यास के प्रति लोगों को 
आकर्षित करने के लिए प्रदेश में 
168 योग पार्क स्थापित किए जाएंगे। 
इन पार्कों के चयन के लिए आयुष 
विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश 
भेजे हैं। योजना के तहत मंडल 
मुख्यालय वाले जिलों में तीन-तीन 
और अन्य जिलों में दो-दो योग पार्क 
विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों के 
विकास में भारत सरकार भी मदद 
देगी। 

स्थानीय निकायों (पंचायतों और 
नगर निकायों) के माध्यम से केंद्र 
सरकार ने देश में 1000 योग पार्क 
स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा 
है। आयुष विभाग के प्रमुख सचिव 
के मुताबिक सभी जिलाधिकारियों 
को जिले में योग पार्क के लिए पार्कों 
का चयन कर इसकी सूचना विभाग 
को देने के निर्देश दिए गए हैं। कहा 
कि योग पार्क के लिए ऐसे पार्कों का 
चयन किया जाए जिसमें अधिक से 
अधिक लोग योग कर सकें।

राज्य में विकसित किए 
जाएंगे 168 योग पार्क

एक वाहन के 100 और उससे  अधिक  चालान तक बकाया 

CBC 06132/12/0001/2526


